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वाणिज्य मंत्रालय 

निर्यात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना सं . 20- ईटीसी (पीएन )/ 86 

नई दिल्ली , 6 अक्तूबर , 1986 
विषय : - 1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1987 तक संयुक्त राज्य 

अमरीका यूरोपीय, आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया , 
फिनलैंड, स्वीडन , नार्वे और कनाडा को खुले सामान्य लाइसेंस- 3 
के अंतर्गत पोशाकों और सलाई से तैयार किए गए वस्त्रों को 
निर्यात करने के लिए स्कीम । 


सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन करेगी, परन्तु सलाई 
से बुने हुए ऊनी वस्त्रों का आबंटन ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद, 
नई दिल्ली ( डब्ल्यू . एंड डब्ल्यू . ई . पी . सी . ) द्वारा किया जाएगा । लेकिन 
सलाई से बुने हुए वस्त्रों के संबंध में अपेक्षित प्रमाणन परिधान निर्यात 
संवर्धन परिषद द्वारा किया जाता रहेगा । इस योजना के अंतर्गत पाने 
वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां परिधान निर्यात संवर्धन परिषद 
और ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध है । सरकार 
को यह अधिकार होगा कि योजना के प्रशासन के लिए अभिकरणों के 
संबंध में जैसा वह उचित समझे परिवर्तन कर सकती है । 

( 2) निर्यात हकदारी केवल उन निर्यातकों के ही अनुमेय होगी जो 
कि सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत है । 

( 3 ) पाबंटन की प्रणाली और मात्रा : 


( 1 ) निर्यात के लिए मात्रा प्रत्येक के सामने संकेतिक दर पर निम्न 
लिखित प्रणाली के अनुसार पाबंटित की जाएगी : - - 


फा . सं . 2/ 65 ( क )/ 85 - ई - 1 : - यह स्कीम तैयार पोशाकों और 
सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, 
यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों ( जर्मनी गणतंत्र मंध , फ्रांस , 
इटली, बेनिलक्स , यू . के . , आयरिश गणतंत्र , डेनमार्क और ग्रीस ) आस्ट्रिया 
फिनलैंड, स्वीडन , नार्वे और कनाडा का 1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर 
1987 तक की अवधि के लिए निर्यात से संबंधित है । 

2. योजना को प्रशासित करने के लिए अभिकरण : 

( 1 ) जब तक अन्यथा रूप से निदेश न दिया जाए तब तक परि 
धान निर्यात संवर्धन परिषद ( ए . ई . पो . सी . ) निर्यात हकदारियों का 
माबंटन करेगी और इस योजना के अंतर्गत आने वाली सभी पोशाकों और 


प्रणाली 


वार्षिक स्तर का 

प्रतिशत 


65 


( क ) भूतकालीन निष्पादन 
( ख ) पहले पाए सो पहले पाए लघु प्रादेश 
( ग ) विनिर्मातानिर्यातक 
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( भ ) केन्द्रीय राज्य निगम . 
( छ ) बिना कोटे वाले निर्यातक 

( 2 ) यदि सरकार उचित सममे को उसे विपक्षीय समझौते में दी 
गयी उदारसा का उपयोग करने का अधिकार होगा । 


" 


4. पाबंटन वर्ष का विभाजन तथा प्रवधियों के बीय मात्रा का 
संविभागम : 

( 1 ) भूतकालोन निष्पावन हकवारः, एम ई ई और मान-कोटा निर्यात 
पद्धति के मामले में , वर्ष को तोन अवधियों में बांटा जाएगा । पहली 
प्रवधि 1 जनवरी से 30 प्रौन तक और दूसरी नि 1 मई से 31 
जुलाई तक और तीसरो भवधि 1 अगस्त से 30 सितम्बर तक होगी । 
कुल हकदारो का कम से कम 50 प्रतिशत प्रथम अवधि के अन्तर्गत उपयोग 
में लाया जाना चाहिए । न्य 25 प्रतिशत को 1 मई ओर 31 जुलाई के बीच 
उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 25 प्रतिशत को 1 अगस्त और 30 
सितम्बर के बीच उपयोग में लाया जाना चाहिए । प्रत्येक अवधि के अंत में कोई 
भी प्रप्रयुक्त बधी हुई माना स्वतः ही अम्पायन हो जाएगी । लेकिन , 
30 सितम्बर के बाद सामंटन परा 16 ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार वैध 
किया जाए । 

( 2 ) केन्द्रीय /राज्य निगम और पहले पाए सो पहले पाए के आधार 
पर छोटे प्रादेशों की प्रणाली के मामले में खुनी हुई मदों के मामले में 
वर्ष चार- चार, माहों की सीम अनधियों में अर्थात् जनवरी -अप्रैल , मई-अगस्त 
और मिसम्बर -दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा और सलाई से बुनी 
हुई मदों के मामले में दो अवधियों, प्रीत जनवरी, अगस्त और सितम्बर 
दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा । केन्द्रीय/ राम्य निगम प्रणाली के मामले 
में सुनी हुई मदों के लिए मानाएं 50 : 35 : 15 के अनगार में तीन प्रवधियों 
में वितरित की जाएगी , और पहले साए सो पहले पाए लघु ग्रादेश पद्धति 
छोटे प्रावेश पति के मामले में यापिक स्तर का 15 प्रतिशत प्रथम 
भवधि में 7 प्रतिशत दूसरी भावधि में और 3 प्रतिशत सोसरी अवधि में 
वितरित किया जाएगा । जबकि सलाई से तैयार मदों के लिए मात्रा दोनों 
पद्धतियों में 85 : 15 के अनुपात में दो अवधियों में वितरित की जाएगी । 

( 3 ) उपर्युक्त प्रतिशत को विदेगी याजार के समान को देखते हुए 
सरकार पुनः रामंजित कर सकती है । 

5. खंडों को भारक्षित रखना : 

( 1 ) पहले पाए सो पहले पाए के छोटे प्रादेशों तथा केन्द्रीय राज्य 
निगमों की पतियों के मामले में जहां पर प्रामंटन सलाई से बुने हुए 
पोशाकों के साथ मिला दिया जाता है. वहां उपलब्ध 10 प्रतिशत की 
माना सलाई से बुनी गई पोशाकों के लिए मुरमित रखी जाएगी । 

( 2 ) बच्चों की पोशाकों के लिए अंतिम तिथि को सभी श्रेणियों में 
उपलब्ध मानाओं का 10 प्रतिशत सुरक्षित रखा जाएगा । 

( 3 ) ऊनी पोशाकों के लिए यह प्रारक्षण विशिष्टकृत देशों और श्रेगो 
फी मात्राओं की शर्त के अनुसार किया जाएगा । इपको घोषणा वस्त्र 
पायुक्त द्वारा की जाएगी । 


कि उसने तीन वर्षों, मर्यास् 1984, 1985 और पनवरी -जून 1986 में 
से किन्हीं दो वर्षों के दौरान संबंधित की श्रेणी में निर्यात किया हो । 

प्राधार अवधि और सीमा : 

( 3) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 1984, 1985 और जनवरी 
जून , 1988 की प्राधार अवधि के दौरान श्रीमत वार्षिक निर्यातों के प्राधार 
पर प्रत्येक देश / श्रेणी समूह के यणानुपात के लिए निश्चय किया जाएगा । 
भूतकालीन निष्पादन हकदारी का यथानुपास प्रावंटन संबद्धं देण / श्रेणी में 
प्राधार अवधि के दौरान निर्यातक के ओमत वार्षिक निर्मात निष्पादन 
के बराबर अधिकतम उन्नतम सीमा के अधीन होगा । किसी भी व्यक्तिगत 
निर्यातक की हकवारी में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन के मामले 
में यथानुगात मात्रा की पूर्ण प्रक्रिया पुनः दुहराने की आवश्यकता नहीं है 
लेकिन निर्यातक की हकारी में उचित भजन कर दिया जाएगा । 
- भूतकालीन निष्पावन हकदारी का हस्तान्मरण : 

( 4) भूतफालीन निष्पादन हकदारी 30 सितम्बर, 1987 तक किसी 
भी समय या तो पूर्ण रूप से या प्रांशिक रूप से पोगाकों के अन्य पंजीकृत 
निर्यातक को निम्नलिखित शों के अधीन हातान्तरित की जा सकती है : -- 
( क ) भूतकालीन निष्पावन हकदारी के सभी हस्तासरण केवल हस्तांतरी 

द्वारा 10 प्रतिशत बैंक गारण्टी के प्रस्तुत करने पर ही अनुमित 

किए जाएंगे । 
( ब ) हस्तोतरी को हरतांतरिम मात्रा के निर्यात के लिए 60 दिम या 

संगस अवधि की अंतिम तिथि तक , जो भी पहले हो , की अनुमति 

दी जाएगी । 
( ग ) मिस निर्यातक ने अपनी हकदारी एक विशेष देश / श्रेणी में 

दूसरे निर्यातक को हस्तांरिस की हो, वह उसी पेश/ श्रेगो में 
किसी अन्य निर्यातक से भूनकालीन निष्पादन हकारी का 
हस्तांतरण पूर्ण या आंशिक रूप में मांगने के लिए पान नहीं 

होगा । 
( घ ) जिम निर्यातक ने पूर्ण या प्रशिक रूप में विशेष देश/ श्रेणी में 

किसी अन्य निर्यातक के हप्तांतरण द्वारा मदारी प्राप्त कर 
ली है तो वह उसी देश/ श्रेणी में अन्य निर्यातक को किसी भी 

हकदारी का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा । 
( 1 ) भूतकालीन निष्पादन का हकदार व्ययित गो किसी देश 

श्रेणी में "पहले पाए नो पहले पाए " को लधु यादेगां की पद्धति 
के अंतर्गत किसी हकदारी को प्राप्त करना है, वह इस प्रकार 
के छोटे आदेशों की हकदारी प्राप्त करने के बाद उस देश 
श्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी भी 

प्रकार का हस्तांतरण . करने के लिए पात्र नहीं होगा । 
( च ) हस्तांतरी के पास हस्तांरित हफदारिमो प्रस्य सभी प्रकार से 

उन्हीं नियम और शो के प्रधीन होंगी जो हस्तांतरक के लिए 
लाग हैं । 


6. भूतकालीन निष्पादन प्रणाली : 
भूतकालीन निष्पादन हकदारी की परिगणना करने के लिए अभिकरण : 

( 1 ) प्रत्येक निर्यातक के बारे में भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के 
अंतर्गत माना की हकदारी की गणना के लिए अभिकरण. वस्त्र परिधान 
निर्यात संवर्धन परिषद ( ए. ई . पी . सी . ) होगी । वस्त्र प्रायुक्त इस संबंध में 
क्रियाविधि का निर्धारिण करेगा और ए . ई . पी . मी . के कार्य का सर्वेक्षण करेगा । 


7. पहले प्राए सो पहले पाए लघु भावेश पति : 

इस पर्वास के अंतर्गत मात्रा का आमंटन पहले पाए सो पहले पाए 
के अाधार पर पमझी संविदाओं और मात्रपत्रों द्वारा ममपिन पायेदनपक्षों 
के मद्दे किया जाएगा । साख-पक्ष वैध , प्रचलित और प्रपरिवर्तनीय होना 
चाहिए । माना का आबंटन केवल लघु प्रादेशों के लिए किया जाएगा । 
लघु पादेश के हैं, जो विभिन्न देश/ श्रेणी के लिए वस्त्र प्रायुक्त द्वार 
परिमाणात्मक सीमाओं के भीतर नियत किए गए हों । ऐसी परिमाणामक 
सीमाएं उचित समय के भीतर घोषित कर दी जाएगी । इस .पति के 
अंतर्गत आवंटन निम्नलिखित में प्रधान होगा : -- 

( 1 ) 1987 के दौरान इस प्रगानी के अंतर्गत माबंटन के लिए 
यावेदन करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को परिधान 
निर्यात संवर्धन परिषद ( या सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन 


भूसकालीन निष्पादन हकदारी के लिए पात्रता पद्धति : 

( 2 ) 1987 वर्ष के लिए भूतकालीन, निष्पावन प्रणाली के अधीन 
कोई निर्यातक किसी माला भायंटन के लिए केवल तब पान होगा जब 


( भाग I - - बड1 ) 


भारत का राजपक्ष : मसाधारण 


मौर ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के साथ 25 जून , 1984 को या 
इससे पहले पंजीकृत होना पाहिप और 1983- 84 के दौरान आयकर 
मसेसी होना चाहिए । 


( 2 ) एक दिन में एक निर्यातक से एक देश/ श्रेणी के लिए केवल एक 
प्रतिकात्र यो कार्य होगा । लेकिन एक से अधिक भावेदन- पान दिए जा 
सारे हैं , अगर्ने कि ऐसे पायेवन -पत्रों में पाने वाला माना निर्धारित 
माविक सीमा के भीतर हो । प्रथम गवधि के लि7 प्रावेदन पन्न 16- 12- 87 
को प्राप्त किए जाएगें परन्तु प्रबंटन 1 जनवरी, 1987 से किए जाएंगे । 


( 3 ) इस पनि के अंतर्गत सावंटन 60 दिनों की अवधि के लिए 
वैध होगा । नीमरी अवधि के पायंटन केवल 60 दिन या 31 दिसम्बर , 
1937 इनमें गो भी पहले हो उस तक वैध होगा । 


9. केन्द्रीय राज्य निगम प्रणाली : 

केन्द्रीय राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों और केन्द्रीय 
राज्य स्तरों की शिवर महकारी हथकरघा विपणन समितियों के लिए 
वार्षिक स्तर के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत का विमोप आघंटन किया जाएगा । 
लेकिन यह आबंटन इन निगमा/उच्च स्तरीय समिनियों वाग केवल सीधे 
निर्यातों के लिए होगा । इस प्रणाली के अधीन श्रामंटन एस शर्त के अधीन 
होगा कि केन्द्रीय राज्य निगमों को अपने संरक्षण में उत्पादन करना चाहिए । 
यदि ऐसी निगमा में पास उनके संरक्षण के अधीन उत्पादन सुविधायें नहीं 
है तो उन्हें सूचीवन निर्यातकों या उन विनिर्मातानों द्वाग यिनिर्माण 
नहीं कराना चाहिए जो किसी अन्य निर्यातकों को पहले से मान सम्भरण कर 
रहे हैं । तथापि , ये शर्ते मंद गति बाली मदों के संबंध में लागू नहीं होगी । 
निगम/शिखर समितियां भी पूर्व निष्पादन और आबंटन के पहले आए सो 
पहले पाए के प्राधार पर छाटे प्रादेश की पद्धतियों के अधीन मात्रा के 
पाबंटन के लिए नीति में दी गई शतों को पूरा करने के अधीन पात्र होगी । 
वस्त्र मायक्त निगमो / शखिर मभिसियों की हकदारी निश्चित करेगा । 
10. नान-कोटा निर्यातक प्रणाली : 

नान- कोटा देशों की निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए , सामान्य मुद्रा 
क्षेत्र के नान-कोटा देशों में घोषित की जाने वाली विशिष्ट ( टर्न सोधर ) 
से अधिक निर्यात निष्पादन वाले निर्माता में आवंटन के लिए वार्षिक स्तर 
का 1 प्रतिशत आरक्षित की जाएगी । इस उद्देश्य के लिए जुलाई , 1985 से 
जून, 1986 तक पा निर्यात निष्पादन हिमाय में लिया जाएगा । अन्य सभी 
पार्ने पी पी ई प्रक्रिया की शर्तों के अनुरूप रहेंगी । 


( 4 ) पावंदन पहले भाए सो पहले पाए को प्राधार पर मंजूर किया 
जाएगा , और जिस दिन उपलब्ध मात्रा अतिपूर्वकोत हो जाएगो , उस दिन 
पात्रता का निर्णय उच्चतर इकाई मूल्य वसूली के ग्राधार पर किया जाएगा । 


( 5 ) भूतकालीन निष्पादन हकदारी वाला निर्यातक संबंधित देश / श्रेणी 
फे लिए परा 6 ( 3 ) के अनुसार यथा परिकलित प्रपनी भूतकालोन निष्पादन 
हकदारी का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्यात करने के बाद इस पद्धति 
के अंतर्गत प्राधेदन करने के लिए पात्र होगा । उसके लिए भूतकालीन 
हकवारी के ममस शेष अभ्यर्पित करने का भी विकल्प होगा कि वह 
संबंधित वेश/ श्रेणी का है और सब यह पहले पाए तो सो पहले पाए के 
छोटे आदेशों के अंतर्गत प्रावेदन करता है बशर्ते कि उसने उस देश/ श्रेणी 
में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी प्रकार का हस्तारण 
मही किया है । 

( 6) विनिर्माता-निर्यातक हकदारी के धारक को पहले प्राए सो पहले 
गए के छोटे भावेश पति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र बनने 
से पूर्व प्रपनी ऐसी हवारी का पूरा-पूरा उपयोग करना पड़ेगा या उसे 
उसे प्रयसित करना पड़ेगा । 


11. मंद गति बाली मदें : 
____ मंद गति वाली मदों की पहचान के लिए 1986 के प्रथम चार महीनों 
फा और 1985 का निष्पादन हिमाय में लिया जाएगा । यदि संदर्भ के 
अन्तर्गत इस अवधि के दौरान किसी मद का निर्यात 1986 की प्रथम 
अवधि के लिए या पूर्ण 1985 वर्ष के दौरान निर्धारित कोटे के 75 प्रतिशत 
से अधिक नहीं हुमा है तो यह मद मंद गति वाली समझी आएगी । 
लेकिन सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि मांग को प्रवृत्ति 
मौर वार्षिक स्तर के उपयोग की प्रति के, अनुमार ऐमा न्यायसंगत झुप्रा तो 
सरकार कसोटी में परिवर्तन करेगी । 


( 7) पहने आए सो पहले पाए नछु मादेग पद्धति के अन्तर्गत आवंटन 
के उद्देश्य के लिए आवेदन इस संबंध में एक शपथ-पन्न देगा कि पायात 
निीत प्रकिया पुस्तक 1985 -83 पैरा 120 में यथा परिभाषित 
उपकी किसी भी सहयोगी व्यापार संस्थान ने इम पद्धति के अन्तर्गत 
आमंटन के लिए प्रावन नहीं किया है और यह कि उसके स्वामित्व के 
अधीन किसी अन्य स्वामित्व वाली व्यापार संस्था ने भी पायंटन के 
लिए आवेदन नहीं किया है । प्रागे , प्रथम भवधि के पाबंटन के लिए 
आवेदक इस नंबंध में भी शपथ-पत्र देंगे कि उनकी कोई भी सहयोगी 
यापार संस्था कोई भी भूतकालीन निष्पादन हकदारी नहीं रखती है । 
तथापि सारे 1987 वर्ष उचित प्रपन्न में एक समय दिए गए शपथ 
पन्न तथा एफ देश अथवा देशों के समूह को भी लिया जा सकता है जिसमें 
पावेदक इंगित करेगा कि फमो में एक 1987 के पूरे वर्ष में एक देशा 
प्रथना देशां के मद के लिए प्रथम पाए प्रथम पाए लघु प्रादेश प्रणाली 
के अन्तर्गत अकेला मावेदन करेगा । 


इस सार्वजनिक सूचना में अन्यन्न दी गई किसी अन्य बात के होते हुए 
भी मंद गति के रूप में घोषित मदों के संबंध में निम्नलिखित छुट उपलब्ध 
होगी :--- 
( 1 ) पहने आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत पात्रता के 

लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय परिधान निर्यात संवर्धन परि 
षद के पाम पंजीकरण किया जा सकता है । पैग 7( 1 ) में 

उल्लिक्षित एक प्रायकरदाता होने की शर्ते लागू नहीं होगी । 
( 2) साखपन्न जहारी नहीं होगा । 
( 3) निर्यातक की सामान्य बैंक गारंटी पेशगी धन निक्षेप के बदले में 

10 प्रतिशत का पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी पड़ेगी । 
( 4) पहले पाए तो पहले पाए छोटे प्रायेण के लिए प्रावेदन-पन के मामले 

में निर्धारित मानिक उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी । लेकिन यदि 
कोई प्रावेदक मंद गति वाली मदों के प्राचंटन में जो फि तेज 
बाली मदों की निर्धारित सीमा से दस गुनी अधिक होगी तो उसको 
तेज गति वाली मदों के लिए अपेक्षित सामान्य बैंक गारण्टी और 
मानपन्न प्रस्तुत करना होगा । एक देश/ श्रेणी में एक ही दिन में 
प्रस्तुत किए गए आवेदन- पन्न की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं 
होगा, ऐसी मदों के लिए यदि मांग उपलब्धता से अधिक होगी तो 
सरकार को मानिफ सीमा के अन्तर्गत वितरण करने का अधिकार 
होगा और हकदारी का उषित वितरण के लिए सरकार जो भी 
उचित समझे, कोई भम्प मार्त लगा सकती है । 


8. विनिर्माता-निर्यातक पद्धति : 

इस पड़ास के अन्तर्गत विनिर्माता निर्यातकों को वार्षिक स्तर के 7 
निशन ता को मात्रा का पाबंदन इम गर्न के अधीन किया जाएगा कि 
भूतकालोन नि :पापन और विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के अन्तर्गत विनिर्शता 
निर्यातक के लिए कुल आबंटन पैरा 6( 3 ) के अनुसार निकाले गए उसके 
प्रोमन वार्षिक भूतकालीन निष्पादन के 110 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
लर के 5 ) प्रति । को मात्रा भून माजोन निष्पादन के आधार पर पाबं 
EिT को तो " पार 50 प्रतिशत विनिर्माता-निर्यातक की निर्माण 
आमाले आधार पर इसा पति के सर्ग: पस्न पायुक्त भावंटन के लिए पात्रता 
का निरवर करेगा जिसके लिए मह विस्तृत अनुदेश शारी करेगा । . 
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( 3) पहले पाए सो पहले पाए छोटे मादेश पति के प्रम्तर्गत लवान 

बिलों का सत्यापन मंद गति वाली मदों के लिए उस भावंटन प्रबधि 
के अंत तक के लिए वैध होगा जिसके दौरान भावेदन- पन्न प्रस्तुत 

किया गया है । 
( 8 ) मंद गति वाली मदों के लिए न्यूनतम मूल्य हो सकता है । 
( 7 ) 100 प्रतिशत निर्यात प्रभिमुख एककों और स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों , 

झे संबंध में मंद गति वाली मयों के लिए पैरा 7( 7 ) में उल्लिखित 

सर्त लागू नहीं होगी । 
12. उन श्रेणियों का प्रायटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 
विशिष्ट सीमा के अधीन महीं है : 

ऐसी श्रेणी के अधीन विशिष्टिकृत माना जो विशेष सीमा की शर्त के 
अधीन नहीं पाती किन्तु यू . एस . ए . के सारे सुप- 2 की सीमा के मधीन पाती है , 
का आमंटन सभी पसतियों के अधीन किसी अन्य श्रेणी की ही भांति किया 
जाएगा । 

उपर्युक्त पति के अधीन संवेदनशील मदों के प्राचंटम के लिए लागू 
सभी शर्ते ऐसी श्रेणियों के लिए भी लागू होगी । ऐसा मामंटन ऐसी. उन 
शो के भी अधीन होगा जो इनमें से किसी भी श्रेणी के निर्यात शुरू करने 
की दिशा में निर्धारित की जाए । ऐसे नियंत्रण के अन्तर्गत माने वाली मयों 
में विशिष्ट या प्रस्थाई नियंत्रण के अधीन माने वाली मयों के लिए भूत 
कालीम मिष्पादन हकदारी और निर्यात- विनिर्माता में परिवर्तन और पनि 
यंत्रित मयों में भी उचित परिवर्तन के प्रकों का उपयोग करने की मनुमति 
परिमान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अप सीमा के अधीन दी जा सकती 


पक्ष द्वारा समर्पित विशेष ठेकों के लिए 31 दिसम्बर, 1987 सफ मकाई 
जा सकती है । 

( 3 ) पहले पाए, सो पहले पाए लघु भादेशों और केन्द्रीय राज्य निगम 
पतियों के मामले में , निर्यातक को प्रावित माना के जहाज पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर पेशगी धन निक्षेप/ फ गारण्टी 
द्वारा समर्थित निष्पादन मोट देना होगा । 

( 4) एक निर्यातक जो पहले पाए सो पहले पाए लघु आवेशों अथवा 
केन्द्रीय/ राज्य निगमों की पतियों के अधीन एक विशेष अवधि के मन्नर्गत 
निर्यात हकदारी का 90 प्रतिशत निर्यात नहीं करता है उसकी पेशगी धम 
निक्षेप/बैंक गारण्टी जन्त नहीं होगी । एक निर्यातक जो 75 प्रतिशत तक 
लेकिन 90 प्रतिशत से कम निष्पावन करता है उसका अनुपासिक जन्त 
किया जाएगा । यदि निर्यात हकवारी प्रामंटन का उपयोग 75 प्रतिशत 
कम है तो निर्यात की पूरी ई एम डी /बैंक गारण्टो जब्त की जाएगी । 30 से 
सितम्बर, 1987 से भागे भूतकालीन निष्पादन हकवारी/ विनिर्माता-निर्यातक 
हकदारी और गैर-कोटा निर्यातक पति के पुनवैधीकरण के मामले में यदि 
व्यक्तिगत संविधानों के विहित 90 प्रतिशत की मात्रा उपयोग में नहीं लाई 
लाई जाती है तो ई एम डी / बैंक गारण्टी को संपूर्ण धनराशि जम्त कर ली 
जाएगी । ये प्रावधान जब भी लागू होंगे, अनिवार्य वद्धता को शर्स के अधीन 
होंगे । 

( 5 ) मंद गति वाली मदों के लिए पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी पैरा 
11 ( 3 ) और ( 4 ) में यथा उल्लिखित लागू होगी । 
___ ( 6) केन्द्रीय/ राज्य निगमों के मामले में जहां उपयोग वैधता अवधि 
के भीतर 75 प्रतिशत से कम नहीं है, निर्यातक को निर्याप्त हनावारी 
वर्ष के भीतर प्रगली पाबंटन प्रवधि के लिए समयवृधि लेनी होगी । 
ऐसी समयवृद्धि के लिए प्रावेदन - पत्र सम्बर माउंटन अवधि के अन्त से 
एक मास के भीतर दाखिल करने चाहिए । ऐसे मामलों में , निर्यासको 
को शेप माता के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर पेशगी धन राशि 
जमा करनी होगी । बैंक गारण्टी देनी होगी । पूर्ण रूप से निर्यात करने में 
मसफल होने पर पेशगी धनराशि निक्षेप /बैंक गारटी पूरी तरह जम्त हो 
जाएगी । 

( 7 ) वे व्यक्ति जिन्हें कोटे पाबंटिस किए जाते हैं , किन्तु ये उनका 
पूरा -पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो इस संबंध में जो कुछ अन्य कार्रवाई 
की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उन्हे और मागे कोटा देने से प्रपात 
घोषित कर दिया जाएगा । 
17. पेशगी की धमराशि /बैंक गारंटी जब्त करने के विरुद्ध पपील : 

भावंटित निर्यात हकदारी के उपयोग में करने के लिए पेशगी की 
धनराशि निक्षेप/ बैंक गारण्टी के दन्त करने के विरुख निर्यातकों द्वारा 
मिए गए प्रतिवेदमों पर उपयुक्त विचार करने के लिए निम्नलिखित 
क्रियाविधि लागू होगी । परिधाम निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा पेशगी की 
धनराशि निक्षेप / बैंक गारण्टी जब्त किए जाने पर संबंध निर्यातक ऐसे 
अतीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र मायुक्त , 
बम्बई को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है । वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन 
प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्र निर्णय देंगे । सदि किसी मामले में , 
निर्यातक वस्त्र भायुक्त के निर्णय से मसन्तुष्ट हो तो यह निर्णय प्राप्त 
होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है । दूसरी पपील वस्त्र 
मंत्रालय को की जाएगी और उस पर सरकार ारा कायम की गई समिति 
वारा विचार किया जाएगा । 


13. न्यूनतम निर्यात (न्यूमतम ) मूल्य : 

प्रस्पेक देश/ श्रेणी के लिए सामान्यतः केबल एक म्यूनतम मूल्य होगा । 
वस्त्र प्रामुक्त म्यूनतम मूल्य निर्धारित करेंगे । उनको निर्धारित करते समय 
वे उन सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान देंगे जिसमें ये भी तथ्य सामिल है 
कि क्या एक विशेष पोशाक को मर गति पाली मद के रूप में प्रभिशाप्त 
किया गया है या नहीं । 
14. निर्यात हकवारी के सत्यापन की वैधता अवधि : 

जहाँ वैषप्ता प्रयधि पैरा 7 ( 3 ) में दिए गए के अनुसार होगी , सदान 
बिल पर सस्थापन पहले भाए सो पहले पाए , छोटे प्रादेश पतियों के मामले 
के मविरिक्त 30 दिनों की मनधि के लिए वैध होगा । 
15. साब -पत्र 
___ सभी पोशाकों पर सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए प्रामंटन साथ-पत्र 
की मतों के अनुसार किया आएगा । साब पन प्रचालिस, बैध मार अपरि 
पर्तमीय होने चाहिए । पहले पाए सो पहले पाए सभु भादेशों और केन्द्रीय 
राज्यों निगम पतियों के मामले में साख-पक्ष , भावेदन-पक्ष के साप प्रस्तुत 
किए जाने चाहिए । मूसकालीन मिष्पादन हकदारी , विनिर्माता निर्यातक 
हकदारी और गैर- कोटा निर्यातक पतियों के मामले में साब- पन्न प्रमाण -पत्र 
के समय भेजने चाहिए । मंद गति वाली मों के लिए सावपक्षों की 
भासश्यकता मही है जैसा कि पैरा 11 में दिया गया है । 
16. पेशगी धम निक्षेप/बैंक गारंटी और उमाल जप्त करमा : 

( 1) भूतकालीन निष्पादन पद्धति विनिर्माता-निर्यातक पति और 
गर- कोटा निर्यातक पति के मामले में निर्यात को पेशगी धन या बैंक गारण्टी 
प्रस्तुत नहीं करनी पड़ेगी । लेकिन उसे 30- 4- 87 को इससे पहले भाबंटन का 
50 प्रतिशत उपयोग कर लेना चाहिए , 31- 7- 87 को या इससे इससे पहले 
माउंटन का 75 प्रतिशत उपयोग कर सेना चाहिए और 30- 9- 87 तक 
100 प्रतिशत का । 

( 2) भूतकालीन निष्पादन हकवारी , विनिर्माता-निर्यातक हफवारी तथा 
नाम-कोटा निर्यातक हकदारी ही वैधता 30 सितम्बर, 1987 तक प्रतिबंधित 
होगी । लेकिन यह वैषता महान पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत की 
वर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की शर्स के अधीन सास 


18 30 सितम्बर , 1987 से उपलब्ध मात्रा को शामिल करना 
__ इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी अन्य स्थान पर निहित मिसी 
भी नियम को ध्यान में रखे बिना ही 30 सितम्बर , 1997 को उपलग्ध 
शेष माना चाहे वह बिना स्तरों से या सम्यर्पण से प्राप्त हो , एक सामान्य 
समूह में मिनाई गई समझी जाएगी और विभिन्न विभागों के लिए किसी 
भारमण के बिना पहले पाए सो पहले पाए लघु पादेश पति के अधीन 
उस मात्रा को बांटा जाएगा । 


[ भाग I. - अप 1 . 


पारत का राजपक्ष : भसाधारण 


लिए द्विपक्षीय समझौतों में निर्धारित शतों के अनुसार कक्ष समिति प्रमाण 
पन्न नारी मारेंगी । जहां तपः नार्वे की निगरानी मदों के संगत हपकरषा 
पोशाकों के निर्यात का गंबंध है , हया गया मल रूप से बताते हुए परिधान 
निर्यान संयर्धन परिषद द्वारा एक प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा । बस्न समिति 
प्रमाण पत्र के आधार पर, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद हथकरघा मूल 
को बताएगा । 


22. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के निसी भी उपबन्ध का संशोधन 
करने के लिए सरकार को अधिकार है । 


19. निर्यात हफबारी पाबंटन का पर्यवेक्षण 

वस्त्र प्रायुक्त , बम्बई निर्यात हमादारी के आवंटन से संबंधित मामलों 
पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा । एमः नमन्वय गमिति , जिसके वरन 
आयुक्त अध्यक्ष होंगे , और सटनियति संवर्धन परिपदों के प्रतिनिधि 
सवस्य होंगे , समय समय पर नाति के परिचालन की पुनरोक्षा करेगी । 
विचारों में विभिन्नता होर पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय मन्तिम होगा । 
20. सीमा शुल्क द्वारा निा. सी 
( क ) नियंत्रण के धीम उत्पाद जिनमें वे मर्वे भी शामिल हैं जो 

यू एस ए में विशिष्ट सीमा के अधीन म हो । 
पोतलदान की अनुमति सीमा शुल्ला प्राधिकारियों द्वारा पोतलवान 
के पत्तों पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए 
नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग - अलग माल 
परेषणों के लिए मूल पोज- परिवहन बिलों पर और उनकी ममुलिपि प्रति 
पर पृष्ठांकन के प्राधार पर दी जाएगी । 
( ब ) हपफरधा उत्पाव 

जहाँ तक कनाडा को नियंत्रित मयों के संगत सभी हपकारमा पोशाकों 
भौर मास्ट्रिया को सूसी हथकरघा पोशाकों के निर्यात का संबंध है, वहां 
सीमा शुल्कः द्वारा पोसलदान की अनुमति वस्त्र पायुक्त द्वारा वाम्म्रनिशान 
प्रपत्र के भाग 2 में , "निरीक्षण पृष्ठांफान " के प्राधार पर दी जाएगी । 
( ग ) "माय मदों " में धन पाने वाली मदें 

उन भारतीय मदों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परम्परागत लोक 
प्रचलित उत्पाद है, यू एस ए यूरोपीय माथिका समुदाय सदस्य राज्यों, 
फिनलैंड, प्रास्ट्रिया , स्वीडन , नाई और कनाडा को निर्यात के लिए पोसलदान 
सीमा शुल्मा द्वारा विकास प्रायुक्त ( हरतशिल्प ) के कार्यालय द्वारा जारी 
किए गए उचित प्रमाण पत्रों के माधार पर अनुमित किया जाएगा । 
21. ( क ) निर्यात प्रमाणपत्र , उद्गम प्रमाण पत्र और पीसा 
___ संगत द्विपक्षी समझौते के अधीन निम्नलिखिन अपेक्षित प्रमाण पत्र 
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या उनके नाम में विधिवत प्राधिकृत किसी 
अन्य परिषद द्वारा जारी किए जायेंगे : 
( 1 ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ( क ) नियंत्रग के अधीम सभी पाणाक /बभी 

हुई मदों के लिए निर्यात प्रमाणपक्ष और उद्गम प्रमाणपत्र । 
( स ) नभी गैर नियमित पोशाकों बनी हुई मषों के लिए उद्गम 

प्रमाणपत्र । 
( 2 ) फिनलैण : मिक्षिप्त मवों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र । 
( 3 ) स्वीसन : गियनित मयों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र । 
( 4) मास्ट्रिया : नियंत्रण या निगरानी को शर्स के अधीम मूती, पावरलूम 

मिल निर्मिस पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र । 
( 5) मार्वे : उन श्रेणियों के संबंध में जो विशिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत 

माती है और निगरानी के अधीन श्रेणियों (मिल निर्मित /शक्ति 
चालक करपा ) के लिए भी निर्यात प्रमाण पत पीर मूलतः प्रमाण 

पत्र । 
( 6 ) कनाथा : बुने हुए, पावरलूम , और मिल मिमित मूल की पोशाकों 

जो नियंत्रण के अधीन है, केवल 500 या इससे काम कनेडियन 
हासर मूल्य के परेषण के लिए निर्यात प्रमाणपक्ष । 
( 7 ) य एस ए (क ) यू एस बालर. 250 से अधिक मूल्य वाले परेपण 

की पोषाका बुने हुए वस्त्रों के लिए वीमा । 
( ज ) यूएस डालर. 250 या इमसे कम मूल्य के परेषग की पोगाफा 
बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाण पक्ष । 


23 . संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषद और वस्त्र प्रायुक्त , वस्त्र समिति 
और विकास प्रामुक्त घेः कार्यालयों के पो निम्न प्रकार से हैं : 
1. परिधान निर्यात मंत्रर्धन परिषद , 

सहयोग बिल्गि , चौथी मंजिन , 
58, नेहरू प्लम , नई दिल्ली 1100 19. 
ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिपष , 
612/ 214, अशोक इस्टेट , 24 वाराखम्बा रोड , 

नई दिल्ली 110001 
3. पन आयुक्त का कार्यालय , 

पोस्ट बाम सं . 11500, बम्बई 4000 20. 
4. वस्त्र समिति, 
__ "क्रिस्टील, 79, डा . एनी विन्सेंट रोड , 

बम्बई 400018 
5. विकास प्रायुक्त . ( हस्तशिल्प ) , 
यस्ट ब्लाक 7, मार , के . पुरम, नई दिल्ली 110022 

राजीव लोचन मिश्र 
मुख्य नियंत्रक, मायात निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE 

EXPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 20 -ETC ( PN )/86 

New Delhi , the 6th October , 1986 
Subject : Scheme for exports under OGL- 3 of gar 

ments and knitwear to USA , EEC Member 
States , Austria , Finland , Sweden, Norway 
and Canada from 1st January, 1987 to 31st 

December, 1987. 
___ F. No. 2/65- A/ 85 - E-I. This scheme relates to the 
exports of certain readymade garments and knitwear 
items to USA , EEC Member States ( Federal Repub 
lic of Germany, France, Italy, Benelux , United 
Kingdom , Irish Republic, Denmark , Greece , Portugal 
and Spain ) , Austria, Finland , Sweden, Norway and 
Canada for the period 1st January, 1987 to 31st 
December, 1987 . 


. 


2. Agencies for Administration of the Scheme : 

(i) Unless otherwise directed, the Apparel Export 
Promotion Council (AEPC ), New Delhi, will allo 
cate export entitlements and do the necessary certi 
fication for the export of all garments and knitwear 
covered by this scheme, except that the entitlements 
for woollen knitwcar would be allocated by the Wool 
and Woollcn Export Promotion Council ( W & WEPC) , 

New Delhi.. However , in respect of Woollen knit 
wear necessary certification will continue to be done 
by the Apparel Export Promotion Council. List of 


( ख ) स्पकरमा प्रमाण पत्र 

· नियंत्रिय मर्यों के संपत सभी हरकरपा पोशाकों के कमाग और सूती 
हमारमा पोशाकों के मास्ट्रिया को निर्यात के मामले में , ऐसे उत्पादों के 


65 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

Part I- Sec . 1] 
- - - - - - - - - - - - - - r - - - . - - * * - * ". LISZ - - 13 - - - 

3 - 

- 
categories of texti.e products covered under this 5. Reservation of Segments : 
scheme are available with Apparel Export Promotion 
Council and W & WEPC . Government reserves the 

(i) In the case of FCFS Small Order and Central 
right to make changes, as considered appropriate with 

State Corporation Systems wherever knitted garments 
regard to the agencies for the administation of the 

are cluobed with woven garments for allocation , 10 

per cent of the quantity available would be reserved 
scheme. 

for knitted garments, 
(ii) Export entitlement will be allowed only to ex 

( ii ) For childern s gaments 10 per cent of the 
porters who are registercd with competent Register 

quantities available in all categories at the terminal 
ing Authorities , 

dates will be reserved . 
3 . Systems and Quantum of Allotment : 

( iii ) For woollen garments there will be reservation 

in terms of quantity in specified countries and catc 
(1 ) Quantitics for export will be allocated accord gorics. This will be announced by the Textile Com 
ing to the following systems at rates indicated against missioner. 
each of them - 

6 . Past Performance System : 
Systems % of the annual level 

(i) Agency for calculation of past performance 
(a ) Past Performance 

entitlements : 
(b ) First Come First Served 

The agency for calculation of the entitlement of 
Small Order 

25 

quantities under Past Performance System in respect 

of cach exporter will be AEPC , New Delhi. Textile 
(c ) Manufacturer-Exporters 

Comissioner will supervise this work of AEPC . 
( d ) Central State Corporations 

(ii) Eligibility for Past Perfornance Entitlement 
(e ) Non - Quota Exporters 

System . 
( i ) Government reserves the right to use flexibi An exporter will be cligible for allotment of quan 
Jities provided in the Bilateral agreements as consi 

tities under the Past Performance System for the 
dered appropriate . 

year 1987 only if he has export performance in the 

relevant country category during any two years of the 
4 . Division of the Allotment Year and Apportion 

three years viz . 1984 , 1985 and January - . -June , 
ment of Quantities among periods, 

1986 . 
(i) In the case of PPE , MEE and Non -quota Ex 

(ii ) Base period and ceiling : 
porters systems, the year will be divided into three 

The Past Performance Entitlement will be deter 
periods. The first period will be from 1st January to 

mind for each country category combination pro 
30th April , the second period will be from 1st May 

rata on the basis of average annual exports during the 
to 31st July and the third period from 1st August to base period of 1984 , 1985 and January - June , 1986 . 
30th September. A minimum of 50 per cent of the 

The pro -rata allotment of Past Performance Entitle 
total allotment made should be utilised within the 

mnt will be subject to a maximum ceiling equivalent 
first period ; Another 25 per cent will have to be uti 

to the average annual export performance of the ex 
lised between Ist May and 31st July and the remain 

porter during the base period in the relevant country 
ing 25 per cent to be utilised between 1st August and 

category . In the case of any subsequent changes in 
30th September . Any unutilised balance at the end of 

the entitlement of any individual exporter , the entire 
each period shall be automatically surrendered . The 

exercise of pro - rata quantity need not be reopened 
allotment rnay however be made valid beyond 30th 

but suitable adjustments will be made in the entitle 
Scptember as per provisions in Para 16 (ii). 

ment of the exporter. 
( ii ) In the case of Central State Corporations and 

(iv ) Transferability of Past Performance Entitle 
FCFS Small Order System , the year will be divided mont : 
into three- 4 monthly periods namely January - April, 

Past Performance Entitlement will be transferable 
May - August and September December , in the casc 

either in full or in part to another registered exporter 
of woven items, and into two periods January — 

of garments at any time upto 30th September , 1987 
Augusi and September - December for knitted items, 
In the case of Central State 

subject to the following terms and conditions : 

Corporations system 
quantilies for woven items will be distributed among 

(a ) All transfers of Past Performance Entitle 
the 3 periods in the ratio of 50 : 35 : 15 and in the 

ment would only be allowed on submission 
casc of FCFS Small Order system 15 per cent of the 

of 10 per cent Bank Guarantec by the 
annual level will be allotted in the first period , 7 per 

transforec . 
ccnt in the scond period and 3 per cent in the third 

(b ) Transferee would be allowed 60 days or 
period whercas the quantities for knitted items will 

till the last date of relevant period which 
be distributed between the two pcriods in the ratio of 
85 : 15 in both the systerns. 

ever is earlier to export the transferred 

quantity. 
(ii) The above percentages riay be readjusted by 

c ) Shipments against such transfered entite 
the Government depending upon trends in the over 

"ment will be counted as the exports of the 
seas market. 

transforce 


export i period is or 
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MULLOUT 


(d ) An exporter who obtais entitlemont by 

transfer from any other exporter in a parti 
cular country category either in full or in 
part will not be eligible to transfer any en 
titlement to another exporter in the same 

country category. 
( c ) A Fast Performance Entitlement holder who 

obtains any entitlement under First Comnc 
First Served Small Order System in a parti 
cular country category will not be eligible 
to effect any transfer from his Past Perfor 
mance Entitlement in that country category 
after he obtains such small order Entitle 

ment. 
( 1) The transferred cntitlenients in the hands 

of the transferee will be subject, in all other 
respects, to the terms and condilions as 
those applicable to the transferor . 


(vi) A Manufacturer- Exporter Entitlement holder 
will have to utilise or surrender his such entitlement 
fully before becoming cligible to apply under the 
First- Come-First Servcd Small Order System . 

( vii ) For the purpose of allotment under thc FCFS 
Small Order System , an applicant should give an affi 
davit that none of his associate concerns as defined 
in paragaraph 120 of the landbook of Import - Ex 
pect Precedures 1985 - 88 has applied for allotment 
under this system and also that no other proprietor 
ship concern under his proprietor- shif has applied for 
allotrent under this system . Further ile applicants for 
1st period allotment should also give an affidavit 
that none of their associate concerns has any Past 
Performance Entitlements. However , a one time affi . 
davit in the appropriate form for the whole of 1987 
and applicable to a country or group of countries can 
also be taken in which the applicant will indicate 
one of the firms that will alone apply under First 
Come- First- Servcd Small Order System throughout 
1987 for a country or group of countries. 


online cant countrie,1987 


7, First Come- First- Served Small Order System , 


limit mall oidolmenhould 
noun nylon by the which quantitatia Letters applica 


8 . Manufacturer- Exporter System , 

In thi: system quantities to the extent of 7 per 
cent of the annual level will be allotted to Manufac 
ture - Exporters subject to the condition that the total 
allocation for a Manufacturer - Exporter under Past 
Performance and the Manufacturer - Exporier Systems 
will ncither exceed 110 per cent of his arcrage annual 
performance , as worked out according to the Para 
6 (iii ) nor their manufacturing capacity . 50 per cent 
of level will be allotted on the basis of Past Perfor 
mance and the remaining 50 per cent on the basis of 
manufacturing capacity of manufacturer exporters. 
The Textile Commissioner will decido the eligibility 
for allotment under this systein for which he will 
issue detailed instructions. 


Under this system , quantities will be allotted on 
First-Come-First - Served basis against applications 
supported by firm contracts and Letters of Credit. 
Letters of Credit should be valid , operative and ir 
revocable . Allotment of quantities shall be made only 
for small orders which are witirin the quantititive 
limit fixed by the Textile Commissioner for different 
coun "ry category . Such quantitative limits will be an 
nounced in due course . The allotment under this sys 
tem will be subject to the following conditions. 

(i) The exporiers should have been registered with 
the Apparel Export Promotion Council (or W & 
WEPC for Woollen knitwear ) on or before 30th June, 
1984 and should be an income tax assesse in 1983 
84 to be eligible to apply for allocation under this 
system during 1987 . 

(li) Only one application will be admissible from 
an exporter for one country category for one day . 
However , more than one application can be made 
provided the total quantity covered by such applica 
tion is within the stipulated quantitative ceiling. The 
application for the 1st period will be reccived on 
16 - 12 - 1986 but allotments will be made from 
1 - 1 - 1987. 

(iii) Allotment under this system shall be valid for 
a period of 60 days . In the third period allotment 
shall be valid only upto 31st December, 1987. 

( iv ) Allotment will be granted on First-Come 
First- Served basis , and on a day when available quan 
tities are over subscribed the eligibility will be de 
cided on the basis of higher unit price realisation . 


9 . Central State Corporations System : 

For Corporations under the control of the Central 
State Union Territory Governments and Apex - Co 
opcrative Handloom Marketing Societies at the 
Central State levels , there will be special allocation 
jot exceeding 2 per cent of the annual level . The al 
location will , however , be made only for direct ex 
posts by these corporations Apex Societies. The allo 
caligin under the syklem will be subject to the conli 
tion that the Central State Corporation should have 
its own manufacturing facilities. The Corporations 
Apex Societies will also be eligible for allotment of 
quantities under Past Performance and First Come 
First Served Small Orders Systems of alloirient sub 
icct to fulfilneril of conditions to down in 112 policy . 
The Textile Commissioner will determine the cntitle 
ment of the Corporations Apex Societies, 


( v ) An exporter with Past Perfonnance Entitle 
ment will be cligible for applying under this system 
after exporting atleast 50 per cent of his Past Per 
formance Entitlement in the relevant country | category 
as worked out according to par9 6 ( 0 :) . He will also 
have the option of surrendering the entire balance of 
Past Performance Entitlement that he holds in the 
relevant country category and then applying inder 
First-Core-First -Served Small Order System , provid 
ed he has not effected any transfer from his Past Per 
formance Entitlement in that country category . 


10 . Non -Quota Exporters System : 

In order to cncourage exports to non - quota coun 
tries 1 per cent of the annual Icvels will be reserved 
for allocation to exporters with export performance 
above a specified turn over to be announced , in the 
GCA non -quota countries . For this purpose the ex 
port performance for the period July , 1985 to Junc, 
1986 will be taken into account. All other conditions 
will be the same as under PPE System , 


1986 performance countries. 
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Past Performanco Entitlement-Manyfacturer-Exporter 
and Non - quota Exporter Entitlements for items under 
specific or temporary restraint into items not covered 
by such restraints and also conversion among non 
restrainst items using appropriate conversion factors , 
may be permitted by the Apparel Export Promotion 
Council within the Group ceiling. 


13 . Minimum Export ( Floor Prices) : 


Normally , there shall be only one floor price for 
cach country|category . However, a lower floor price 
may be fixed for slow moving items. The Textile 
Commissioner will prescribe floor prices. In deter 
mining them he will take into account all relevant 
factors including the fact whether a particular item 
has been identified as slow moving one or not , 


11. Slow Moving Items : . . ... 

For identification of slow moving item , perfor 
mance during the first four months of 1986 and the 
performance during 1985 will be taken into account. 
An item would be termed slow moving if during the 
period under reference it s exports have not exceeded 
75 per cent of the level carmarked for the first four 
months of 1936 or during the entire year 1985 . 
Government, however, reserves the right to change 
the criteria during the course of the year , if warranted 
by the demand trend and pace of utilisation of an 
nual levels, 

Notwithstanding anything contained elsewhere in 
this Public Notice, the following relaxations will be 
available in respect of items declared slow moving: 

(1) Registration with AEPCIW & WEPC can be done 
at any time during the year for eligibility under the 
First-Come- First- Served Small Order System . The 
condition of being an income tax assessee referred to 
in para 7 (i) will not apply . 

( ii) There shall be no compulsory Letter of Credit 
stipulation . 

( iii ) The exporter shall have to furnish 1 per cent 
Earnest Money Deposit |Bank Guarantee in lieu of 
normal Bank Guarantee Earnest Money Deposit. 

(iv) The quantitative ceiling stipulated in the case 
of First-Come- First - Served Small Order application 
shall not be enforced . However, if any applicant seeks 
allocation in a slow moving item exceeding 10 times 
the ceiling on corresponding fast moving items, he 
will be required to submit the normal BG and LC 
required for fast moying items. There shall be no 
restrictions on the number of applications that can 
be submitted in one day in the country category . 
Should the demand for such items exceed availability , 
the Government, has the right to distribute the same 
within a quantitative coiling and any other condition 
which the Government, may conside : necessary for 
proper distribution of entitlement. 

(v ) Certification of shipping bills under First-Comc 
First- Serevd Small Order system for slow moving 
items will be valid upto the end of the allotment 
period during which the application has been sub 
mitted 
. ( vi) There may be scparate floor prices for slow 
moving items. 

( vii) The conditions stipulated in para 7 (vii ) will 
not apply to slow moving items in respect of 100 
per cent EQUs and Free Trade Zones, 
12 . Allocation of Categories pot subject to specific 
limit in U . S . A . and Canda . 

A specified quantity under the categories not sub 
ject to specific limit bilr subject to overall group II 
limit in USA Group I limit in Canada will be allo 
cated under all systems like any other category . All 
conditions applicable to allocation of sensitive itenis 
under the above systems will also be applicable to 
allocation of such categories. Such allocations will 
also be subject to any other condition that may be 
stipulated in the cvent of limitations on exports being 
introduced on any of these categories, Conversion of 


14 . Validity Period of Certification of Export Entitle 
ment, 

A certification on the shipping bills shall be valid 
for a period of 30 days except in the case of First 
Come-First- Served Small Order System were the vali 
dity period will be as stipulated in Para 7 ( iii). 
15 . Letter of Credit : 

The allocation for all garments and knitwear will 
be made on letter of credit terms, Letter of Credit 
should be operative , valid und irrevocable . In the 
case of First- Como- First-Served Small Orders and 
Central State Corporations System , Letter of Credit 
should be submitted alongwith the application . In the 
casc of Past Performance Entitlement Manufacturer 
Exporter Entitlement systems and Non - quota Ex 
porter, Letter of Credit should be produced at the 
time of obtaining certification . Letters of Credit will 
not be required for slow moving items declared as 
such in terms of para 11 . 


. 


16 . Earnest Money Deposit |Bank Guarantee and for- 
fciture thereof. 

(i) In the case of Past Performance System , Manu 
facturer- Exporter System and Non -quota Exporters 
system , exporter shall not be required to furnish Ear 
nest Money Deposit or Bank Guarantee . However, 
he must utilise 50 per cent of the allocation on or 
before 30 - 4 - 1987, 75 per cent of the allocation on 
or before 31- 7 - 1987 and 100 per cent by 30 - 9 - 1987. 

The unutilised portion during any peric ] will auto 
matically stand surrendered except as provided in 
para ( ii ) below . 

( ii) The validity of Past Performance Entitlement, 
Manufacturer Exporter Entitlement and Non -Quora 
Exporters Entitlement would be restricted to 30th 
September, 1987 . However, validity can be extended , 
upto 31st December, 1987 against specific contracts 
backed by Letter of Credit subject to submission of 
Carnest Money Deposit Bank Guarantee at the rate of 
20 per cent of FOB value. 

(iii) In the case of First- Come- First-Served - Small 
Order and Central State Corporations system , an cx 
porter shall be required to give performance bond 
Iracked hy Earnest Money Deposit Bank Guarantee 
@ 5 per cent of the FOB valuo on the quantities ap 
plied for. 
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( iv ) An exporter who exports not less than 90 per 
cent quota of cxport cntitlement in a particular period 
under FCFS Small Orders or Central State Corpora 
tions Systems will not be liable to forfciture of EMD 
BG . An exporter who perfornis not less than 75 per 
cont but less than 90 per cent will be liable to pro 
portionatc forfeiture . If utilization of export entitle 
picnt allocation is less than 75 per cent the exporter 
will be liable to forefeiture of EMDBG in full . In 
the case of revalidation of PPE MEE and Non - quota 
Exporter systems beyond 30 - 9 - 1987 thc cntire amount 
of EMD |BG will be forfeited unless 90 per cent of 
the quantity covered by individual contracts is utilis 
ed . These provisions will be subject to condition of 
of force majeure wherever these arise. 


as Chaiton Commition ofsupervisiombay wil 
of the EPCs and with with their entitlement the marinue 


19 . Supervision of Allocation of Export Entitlement: 

The Textile Commissioner, Bombay will continue 
to exercisc day to day supervision over the matters 
relating to allocation of export entitlements . A Co 
ordination Committec with the Textile Commissioner 
as Chairman and with the representatives of the con 
cerned EPCS as Members will review the operation 
of the policy periodically . On matters where ihere is 
difference of opinion , the decision of the Textile Com 
missioner will be final. 
20 . Clearance by Customs : 

( A ) Products under restraint including items not 
subject to specific limits in USA , 

Shipments will be allowed by Customs Authorities 
at the ports of shipment after verifying the certifica 
tion of export entitlement on the original and dupli 
cate of shipping bills for individual consignments is 
sued by the Apparel Export Promotion Council or 
any other appropriate agency designated for this pur 
pose. 


MDIBG will beyond 30. 02 MEE DG in full.Tot 


ed by Cushing 
the cd dupli 


( v ) For slow moving items the Earnest Money De 
posit |Bank Guarantec as indicated in paras 11 (iii) 
and (iv ) will be applicable . 


( vi) In thc case of Central State Corporations 
where utilisation is not less than 75 per cent within 
the validity period exporter will have the option to 
seek cxtension for the next allotment period within 
the export calitlement year. Applications for such ex 
tension would be filed within one inonth of the end 
of the relevant allotment period . In such case exporter 
will bave to furnish EMD |BG at double the normal 
rate for balance quantity . In tho case of his failure to 
export fully . the EMP BG will be liabic to be for 
feited in full 


In so far to restraine Austria , su will be pendorse 


(vii) Persons to whom export entitlements are al 
lotted but who do not utilise them fully would render 
themselves liable to disqualification from getting en 
titlements in future without prejudice to any other 
action that may be taken in this behalf . 


( B ) Handloom Garments . 

In so far as exports of all handloom garments cor 
responding to restrained items to Canada, Cotton 
handloom garments to Austria , surveillance items to 
Norway are concerned , shipments will be permitted 
by the Customs on the basis of inspoction Endorse 
ment by the Textile Committec in part 2 of the com 
bination form 

(C ) Garments falling under India Items : 

In respect of India Items which are traditional 
folklore handicraft textile products of India , ship 
ments will be permitted by the Customs for exports 
to EEC , USA , Finland , Austria , Sweden , Norway 
and Canada on the basis of appropriate Certificates 
issued by the Office of the Development Commis 
sioner ( Handicrafts ) . 

21 ( A ) Export Certificate , Certificate of Origin and 
VISA , 

The following certificates required under the rele 
vant bilateral textile agreements will be issnied by the 
Apparel Export Promotion Council or any other 
Agency duly authorised in this behalf : 


Whed 
by trie , Swinte 
ce commis 


17. Appeal Against forfeiture of EMDBGS . 

For the purpose of giving the consideration to re 
presentations made by the exporters against forfeiture 
of EMD BG for non - utilisation of allotted export en 
titlement, the following procedure will apply . On for 
feíture of EMD BG by the AEPC the exporter con 
corned may appeal against such forfeiture to the Tex 
tile Commissioner, Bombay within 15 days of re 
ccipt of the communication regarding the forfeiture . 
The Textile Commissioner shall upon receipt of the 
representation give a ruling as early as possible . If 
in any case the cxporter is not satisfied with the deci 
sion of the Textile Commissioner he may prefer an 
appeal against the decision within 15 days of receipt 
of the communication conveying the decision . The 
second appeal will be with the Ministry of Textiles 
and will be dealt with by the Appellate Committee 
constituted by the Government. 


18 . Merger of Available Quantities on 30th Septem 
ber, 1987 . 

Notwithstanding anything contained elsewhere in 
this Public Notice , all balance quantities available as 
on 30th September, 1987 from unallocated levels or 
surrenders from all system shall stand merged into a 
common pool and shall be allocated under the First 
Come - Served Small Order system without any reser 
vation for different segments . 


(i) EEC - - ( a ) Export Certificates and Certifi 

cate of origin for all garment knitwear items 
under restraint. 
( b ) Certificates of Origin for all non -rest 

rained garments /knitwear items. 
(ii ) Finland.- Export Certificates for restrained 

items. 
(iii ) Sweden . — Export Certificates for restrained 

items, 
( iv ) Austria .- - Export Certificates for cotton 

powerloom millmade garments subject to 

restraint or surveillance . 
( v ) Norway . -- Export certificate and certificate of 

origin in respect of categories subject to 
specific limits and also categories (mill 
made powerloom ) under surveillance . 
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( vi) Canada - Export Certificate for garments 23 The addresses of the concerned Export Promo 

of knitted , powerloom and millmade origin tion Councils and of the offices of the Textile Com 
which arc subject to restraint except for missioner, Textile Committee and Development Com 
consigments valued at Canadian $ 500 . or missioner ( Handicrafts ) are as follows -- 
less . 

The Apparel Export Promotion Council, 
. ( vii ) USA . - (a ) Visa for all garmenit knitwear 

Sahyog Building , 4th Floor, 58 , Nehru 
consignments valued over US $ 250 . 

Place, New Delhi, 
( b ) Exempt certification for consignments 

The Wool and Woollen Export Promotion 
valued at US $ 250 or less . 

Council, .6121714 , Ashoke Estate , 24 , 
(B ) Handloom Certificate , 

Barakhamba Road , New Delhi-110001. 
In the case of cxport of all handloom garments cor 

3. Office of the Textile Commissioner, Post 
responding to restrained items to Canada and of 

Box 11500 , Bombay -400028. 
cotton handloom garments to Austria the Textile 
Comitiittee will issue the certificate as prescribed in 

Textile Committee , Crystal 79 , Dr. Annie 
the bilateral Agreements for such products. In so far 

Besant Road , Bombay - 400018 . 
as export of handloom garments corresponding 10 
Surveillance items to Norway an export certificate by 

Development Commissioner (Handicrafts ), 
by the AEPC indicating the handloom origin will be 

West Block VII, R . K . Puram , New 
red utred . AÉPC will indicate handloom origin on the 

Delhi- 110022. 
basis of Textilc Committee Certificate. 

22 . Government reserves the right to make aniend 
ments to any of the foregoing provisions without 

R . L . MISHRA , Chief Controller of 
giving prior notice . 

Imports and Exports 
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